
3rd February, 2020

BSE Ltd. National Stock Exchange of India Ltd

Corporate Relationship Department Listing Department,
1st Floor New Trading Exchange Plaza,
Rotunda Building, P J Towers Sandra Kurla Complex,
Dalal Street Fort, Mumbai - 400001 Sandra (East), Mumbai- 400 051

Scrip Code - 530517 Scrip Code - RELAXO

Subject: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the

quarter and nine months ended as on 31st December, 2019

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper advertisement of Unaudited Financial Results for the

quarter and nine months ended as on 3pt December, 2019, published in Economic Times

(Mumbai and Delhi - English Edition) and Navbharat Times (Delhi - Hindi Edition) on 3rd

February, 2020.

Thanking You,

For ???·x9,cifo,e>twearsLimited,
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-vikas Ku_m·ar Tak

Company Secretary

Encl. as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700

Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com

CIN L74899DL 1984PLC019097
.

www.relaxofootwear.com



Sealed Tender is invited in 2 Bids (Technical Bid & Price Bid) from

eligibleapplicants(Tenderer/Bidder)forhiringofsuitablemining
earth moving equipments and other ancillary machineries with

required manpower for development, excavation of soil, rocks,

strata, waste rock, quarry spoils for sorting, sizing, grading,
screening, crushing & stacking to produce Iron Ore CLO,

stacking of Iron Ore CLO and other related works within the

designated lease area of Roida-C Mines in Village Kolha-Roida of

Barbil Tahasil in the district of Keonjhar, Odisha.

Last date & time of receipt ofTender document: 17.02.2020 up
to3.00P.M.

The tender documents can be downloaded from IDCOL website

(www.idcorissa.com)ondtd.02.02.2020till13.02.2020.
Sd/­

GeneralManagerl/c.Mines

IINDUSTRIAL DEV???;??;;r:??i???li??o?{tSHALIMITED

IDCOLHOUSE,AshokNagar,Unit-ll,Bhubaneswar-751009
PhoneNo:10674)-2530976,Fax:10674)-2530518

Notice
Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing & Processing
Corporation Limited (HPMC) intends to sale out BOOMT of 'Apple Juice

Concentrate"(AJC)fromitsfacilityoffruit processing plant located at

Parwanootothe interested parties. The productspecificationsofAJC
areas below·

Physical Clear Uniform Homogenous Brownish Red Colour Viscous
Appearance Liquid,Freefromforeignmatter
Origin India

Specification

11.s·s

i-=?c.......+?1?00?-3=00?_

____,slabwithbulk discount

*Note: MT-Metric Tons, AJC-Apple Juice Concentrate

For more detailed product specifications please visit:www.hpmc.in

(Managing Director)
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MONEY  मंत्रा MONEY  मंत्रा
जेफरीज ने भारती इंफ्राटेल 
पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए 
रखी है और इसके लिए "180 
का टारगेट प्राइस  
तय किया है

HSBC ने जुबिलेंट फूडवर्क्स 
पर बाय रेटिंग बनाए रखी है 

और टारगेट प्राइस "1,700 से 
बढ़ाकर "2,060  

कर दिया है

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD.

नवभारत टाइम्स। नई दिल्ली। सोमवार 3 फरवरी 2020

[ ऋ तंकर मुखर्जी | कोलकाता ]
कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का कहना ह ैकि व्हाइट गडु्स, 
स्मार्टफोन, अपैरल और जूतों जैसे प्रॉडक्ट्स की बिक्री में 
अगल ेछह महीनों में कोई सधुार होने की गंुजाइश नहीं दिख 
रही ह।ै उन्होंन ेकहा कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं ह ैजिसस 
शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट बहेतर हो या इन प्रॉडक्ट्स की खपत को 
बढ़ावा मिल।े कई कंपनियों के चीफ एग्जिक्यूटिव्स न ेकहा 
कि इनकम टैक्स स्लैब के नए ढाचें न ेसवेिगं्स पर कंज्यूमर 
को भ्रम में डाल दिया है। वहीं 100 स ेज्यादा प्रॉडक्ट्स पर 
इपंोर्ट ड्यूटी बढ़ाने स ेखिलौनों, स ट्ेशनरी, फ्रिज, शवेर, हयेर 
ड्रायर और मिक्सर के दाम बढ़ेंग ेऔर इनकी बिक्री पर असर 
पड़ेगा। इपंोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के आधार पर इन प्रॉडक्ट्स 
के दाम 2 स े30 पर्सेंट तक बढ़ सकत ेहैं।

एग्जिक्यूटिव्स का कहना है कि इस बजट से ग्रामीण 
इलाकों में भी हालात तजेी स ेबहेतर होन ेकी उम्मीद नहीं है। 
इडंस्ट्री अब रबी सीजन में बपंर पैदावार की उम्मीद कर रही 
ह,ै जिसस ेसेंटिमेंट में थोड़ा सधुार आ सकता है। कंज्यूमर 
गुड्स कंपनियों और रिटेलर्स को उम्मीद थी कि बजट के 
उपायों से कंज्यूमर खर्च को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक 
सुस्ती दूर होगी।गोदरेज अप्लायंसेज के बिजनेस हेड और 
कंज्यूमर इलके्ट्रॉनिक्स इडंस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल 
नदंी न ेबताया, 'शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन बढ़ान ेके लिए कोई 
उपाय नहीं किया गया है, जिसकी इस समय सख्त जरूरत 
है। कई कैटेगरीज में कीमतें बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में 
जब कंजम्पशन में गिरावट है, तब कीमतें बढ़ाने का कोई 
फायदा नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इससे लोकल 
मनै्युफैक्चरिगं को बढ़ावा मिलगेा। ग्रामीण इलाकों के लिए भी 
इफं्रास्ट्रक्चर पर खर्च लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ह।ै' अरविद 
लाइफस्टाइल ब्रांड्स के सीईओ ज ेसरुशे न ेभी इसस सहमति 
जताई। उनकी कंपनी के पास यएूस पोलो, कैल्विन क ल्ेन, 
एरो, टॉमी हिलफिगर और सफेोरा जसै ेब्रांड्स के फ्रेंचाइजी 
राइट्स हैं। उन्होंन ेबताया, 'एग्रीकल्चर और इफं्रास्ट्रक्चर पर 
खर्च का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर 
पड़ेगा। हालाकंि इसमें कुछ समय लगगेा।'

'कंजम्पशन में अगले 6 महीनों 
तक बढ़ोतरी के आसार नहीं'
कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने 
कहा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से 
स्मार्टफोन, कपड़ों, जूतों, 

फ्रिज के दाम बढ़ेंगे

[ गुलवीन औलख & दीपशिखा सिकरवार ]
डीमॉनेटाइजेशन क ेबाद जिन लोगों को इनकम 
टैक्स का नोटिस मिला था, वे नई टैक्स एमनेस्टी 
स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। यह बात रेवेन्यू 
सेक्रेटरी अजय भूषण पांडये ने कही है। उन्होंने ईटी 
को दिए इंटरव्यू में कहा, 'सर्च के मामलों को इससे 
अलग रखा जाएगा। हम इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। 
डीमॉनेटाइजेशन से जुड़े कुछ मामलों को अंतिम 
रूप दिया गया है। कुछ लोगों ने अपील की है। उन्हें 
इसका फायदा मिल सकता है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुकदमेबाजी में 
कमी लाने के मकसद से शनिवार को अपने बजट 
भाषण में 'विवाद से विश्वास' योजना का ऐलान किया 
था। इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी और 
इंटरेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते वे बकाया 
टैक्स पूरा चुका दें। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 
1,000 और 500 रुपये के करेंसी नोट का चलन 
बंद करने का ऐलान किया था। टैक्स अथॉरिटीज ने 
डीमॉनेटाइजेशन के बाद उन लोगों को नोटिस भेजना 
शुरू कर दिया जिन्होंने इस कवायद के बाद बैंक में 
कैश जमा कराते वक्त उसके सोर्स के बारे में कुछ 
नहीं बताया था। पांड ेने कहा कि बजट में प्रस्तावित 
नए पर्सनल टैक्स सिस्टम में इंडिविजुअल्स को उनके 
स्लैब में बिना एग्जेम्पशन और डिडक्शन वाला कम 
टैक्स रेट का ऑप्शन मुहैया कराया गया है जिसका 
मकसद टैक्सेशन को आसान बनाना और उन लोगों 
को राहत दिलाना है जो ऐसी छूट का फायदा नहीं उठा 
पाते हैं। उन्होंने कहा, 'पुराने सिस्टम में जटिलताएं 
थीं, लेकिन नए सिस्टम में यह काफी आसान है। 
यह सरलता की तरफ बढ़ा कदम है।' उन्होंने कहा 
कि कभी-कभार लोग टैक्स बेनेफिट के लिए निवेश 
करने पर मजबूर हो जाते थे। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, 
'पुरानी व्यवस्था में उन लोगों को बराबरी का मौका 
नहीं मिल पाता था जिनके पास टैक्स एग्जेम्पशन के 
लिए पर्याप्त फंड नहीं होता था। हम सबको टैक्स 
बेनेफिट देने का दावा नहीं कर रहे हैं।'

'नोटबैन के बाद 
नोटिस पाने वालों 
को नई स्कीम से 
मिलेगी मदद'

[ ईटी ब्यूरो | मुंबई ]श निवार को पेश किए गए आम बजट 
का असर इस हफ्ते और आगे भी शेयर 
बाजार पर दिख सकता है। इकॉनमी में 

जान डालने के उपाय कथित तौर पर नहीं किए जाने 
से जल्द इकॉनमिक रिकवरी होने की निवेशकों की 
उम्मीद को झटका लगा है। बजट पेश किए जाने 
के बाद 22 मनी मैनेजरों और कई ब्रोकरेज फर्मों 
के रिसर्च हेड्स के बीच कराए गए ईटी सर्वे में 
अधिकतर लोगों ने कहा कि इस महीने सेंसेक्स और 
निफ्टी 3-5 पर्सेंट तक गिर सकते हैं। उधर चीन 
से उभरी कोरोना वायरस की महामारी से ग्लोबल 
मार्केट्स पहले ही प्रभावित हैं। 

सर्वे में शामिल अधिकतर प्रतिभागियों ने दिसंबर 
तक मार्केट के बारे में उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं 
दी। इनमें से 45% ने कहा कि साल के अंत तक 
निफ्टी 13,000 पॉइंट्स तक जाएगा। यानी शनिवार 
के 1,1662 अंकों के बंद स्तर से करीब 11% 
ऊपर। मनी मैनेजरों ने भारती एयरटेल, ICICI 
बैंक, इंफोसिस, लार्सन एंड टबू्रो और SBI को टॉप 
पिक बताया। मिड और स्मॉल कैप्स में वे बाटा 
इंडिया, कल्पतरु पावर, रेपको होम फाइनेंस, सीमेंस 
और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बुलिश हैं। 

शनिवार को स्पेशल सेशन के दौरान बेंचमार्क 
सूचकांकों ने बजट पेश होने के दिन की पिछले एक 

दशक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की थी। बजट में 
इक्विटीज पर लॉन्ग टर्म कपैिटल गेंस टैक्स में भी 
कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि इसे हटाने की 
उम्मीद की जा रही थी। 

सोमवार को मार्केट 1-2 पर्सेंट और गिर सकता 
है। नजर चाइनीज मार्केट्स पर भी होगी, जो लूनर 
न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद खुल रहा है। शनिवार 
के मुकाबले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में 
विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी जयादा होगी। 
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 
शनिवार को हॉलिड ेरहता है और उस दिन सभी 
सेक्शंस ने बाजार में भागीदारी नहीं की थी। 

ET पोल में 67% लोगों ने कहा कि अगले एक 
महीने में बेंचमार्क सूचकांक गिरेंगे। करीब 50% 
लोगों ने कहा कि वे एक से 10 की स्केल पर बजट 
को 5 अंक देंगे। करीब 18% लोगों ने इसे 4, 12% 
ने 6 और 17% लोगों ने बजट को सात अंक लायक 
माना। यह निराशा शनिवार की गिरावट में दिखी 

थी, जब सेंसेक्स करीब 1,000 पॉइंट्स यानी 2.4% 
गिरकर 39,735.53 पर चला गया था और निफ्टी 
318 पॉइंट्स यानी 2.7% गिरकर 11,643.80 
पर रहा था। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल 
इक्विटीज के सीईओ रजत राजगढ़िया ने कहा, 
'ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर से इमर्जिंग मार्केट्स 
में कोरोना वायरस के असर से घबराहट दिख रही 
है। बजट ने बिकवाली को और बढ़ा दिया है।' 
उन्होंने कहा, 'मार्केट कंजम्पशन को बढ़ावा देने के 
उपायों की उम्मीद कर रहा था। DDT की देनदारी 
कंपनियों के बजाय इंडिविजुअल्स पर डालने से 
प्रमोटरों के लिए टैक्सेशन बढ़ेगा। LTCG हटाने की 
भी उम्मीद की जा रही थी।'

करीब 78% लोगों ने कहा कि बजट में इकॉनमी 
को रिवाइव करने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। 
सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5 प्रतिशत पर आ 
गई थी, जो इसका छह वर्षों का निचला स्तर है। 

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड 
के सीआईओ (इक्विटी) महेश पाटिल ने कहा, 
'बाजार को इस बात की निराशा है कि इकॉनमी 
को या चनुिंदा सेक्टरों में जान डालने के लिए बजट 
में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, जबकि ऐसा करना 
वक्त की जरूरत है।'

इस महीने सेंसेक्स, निफ्टी में 
आ सकती है 3-5% गिरावट

ET पोल: मार्केट एक्सपर्ट्स 
ने बजट पर जताई निराशा, 

दिसंबर तक बाजार में 
रिकवरी की उम्मीद

�� मनी मैनेजरों की राय में भारती एयरटेल, 
ICICI बैंक, इंफोसिस, लार्सन एंड टूब्रो 
और SBI हैं टॉप पिक

�� मिड और स्मॉल कैप्स में बाटा इंडिया, 
कल्पतरु पावर, रेपको होम फाइनेंस, 
सीमेंस और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बुलिश 
हैं एक्सपर्ट्स 

[ ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली ]
सरकार ने कहा है कि विदश में वैध कमाई कर रहे 
लोगों की आमदनी पर टैक्स लगाने का उसका कोई 
इरादा नहीं है। आम बजट में नॉन-रेजिडेंट इंडियंस 
(NRI) से जुड़े एक प्रस्ताव में कहा गया था कि 
जिन लोगों पर दूसरे देश में टैक्स नहीं लगता हो, उन्हें 
भारत में टैक्स देना होगा। इसस खाड़ी के देशों में 
काम करने वाले भारतीय चिता में पड़ गए थे क्योंकि 
वहां के कई देश इनकम टैक्स नहीं लेते। सरकार ने 
यह चिंता दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया है।

सरकार ने कहा कि यह प्रावधान नियमों का 
'दुरुपयोग रोकने' के लिए रखा गया है और यह 

केवल उस इनकम पर लागू होगा, जो भारत में 
जेनरेट होती हो। रविवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ 
डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक बयान में कहा, 

'यह स्पष्ट किया जा रहा है कि 
प्रस्तावित प्रावधान के तहत 
अगर कोई भारतीय नागरिक 
भारत का डीम्ड रेजिडेंट बन 
रहा हो तो उसकी भारत से 
बाहर की कमाई पर भारत में 

तब तक टैक्स नहीं लगेगा, जब तक कि वह कमाई 
भारतीय कारोबार या प्रोफेशन से न मिली हो।' उसने 
कहा, 'नए प्रावधान का मकसद दूसरे देशों में वैध 

तरीके से काम कर रहे भारतीय नागरिकों को टैक्स के 
दायरे में लाना नहीं है।'

CBDT ने कहा कि इस कदम के निशाने पर वे 
लोग हैं, जो भारत में टैक्स देनदारी से बचने के लिए 
कम टैक्स लगाने वाले या टैक्स नहीं लगाने वाले 
देशों में शिफ्ट हो जाते हैं।  सरकार ने देश में डीम्ड 
रेजिडेंट के दर्जे से जुड़ी समय सीमा में भी बदलाव 
किया है। पहले भारतीय मूल के लोग अगर साल में 
180 दिन भारत में रहें तो उन्हें डीम्ड रेजिडेंट माना 
जाता था। अब यह अवधि 120 दिनों की कर दी गई 
है। इस प्रस्ताव का मकसद रेजिडेंसी के प्रावधानों को 
सख्त बनाना है। 

भारत में हुई इनकम पर ही NRI को देना होगा टैक्स

[ राजेश मैस्करेनस | मुंबई ]
मार्च में उन कंपनियों की ओर से इंटरिम 
डिविडेंड के ऐलान की आपाधापी मच सकती 
है, जिनमें प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है। बजट 
में प्रस्ताव किया गया है कि जिस डिविडेंड 
मिलेगा, उसे अपने टैक्स स ल्ैब के हिसाब से 
उस पर टैक्स चुकाना होगा। यह प्रावधान 
पहली अप्रैल से लागू होगा। कंपनियों म ें 
हिस्सेदारी या तो प्रमोटर ओनर खुद अपने पास 
रखते हैं या किसी ट्रस्ट के जरिए मैनेज करते 
हैं। ये ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में हैं। पहली अप्रैल 
से उन्हें डिविडेंड पर 43 प्रतिशत तक टैक्स 
देना पड़ेगा। 

अभी देश में शेयरहोल्डर्स को देसी कंपनियों 
से मिलने वाले सालाना 10 लाख रुपये तक के 
डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं 
10 लाख रुपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम 
पर उन्हें 10 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता 
है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म करने 
का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इस तरह 
डिविडेंड पाने वाले को अपने संबंधित टैक्स 
स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, जिसकी 
दर 43 प्रतिशत तक जा सकती है। 

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज ऑफ 
मेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विजय भूषण ने 
कहा, 'ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों 
की ओर से मार्च में डिविडेंड की घोषणा की 
बाढ़ आ सकती है।' उदाहरण के लिए मुकेश 
अंबानी और उनकी निजी कंपनियों को वित्त 
वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से 1800 
करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला था। अनिल 
अग्रवाल और उनकी होल्डिंग कंपनियों को 

पिछले साल वेदांता से 3500 करोड़ रुपये 
का डिविडेंड मिला था। इसी तरह मुंजाल और 
उनके परिवार के सदस्यों को हीरो मोटोकॉर्प से 
करीब 600 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला 
था। ये आंकड़े वित्त वर्ष में किए गए डिविडेंड 
भुगतान और प्रमोटरों की होल्डिंग के आधार 
पर की गई गणना पर आधारित हैं। 

वहीं कुछ कंपनियों पर होल्डिंग कंपनियों का 
मालिकाना हक है और उन्हें नया टैक्स तभी 
देना होगा, जब होल्डिंग कंपनी डिविडेंड पेमेंट 
करने वाली कंपनी न हो। इस स्थिति से कैश 
रिच कंपनियों में निवेशकों की ओर से लिवाली 
की दिलचस्पी बढ़ सकती है क्योंकि शेयरों के 
भाव गिरने के साथ यील्ड आकर्षक दिख रहे 
हैं। इंटरिम डिविडेंड के ऐलान की वही स्थिति 
बन सकती है, जैसी 2007-08 का बजट पेश 
किए जाने के बाद मार्च 2007 में बनी थी। 
तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने डिविडेंड 
डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 15 
प्रतिशत करने का ऐलान किया था। तब बीएसई 
और एनएसई पर लिस्टेड कंपनियों में से रिकॉर्ड 
280 कंपनियों ने अगले वित्त वर्ष से पहले 
इंटरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया था। 

नए DDT सिस्टम स ेइटंरिम डिविडेंड 
दनेे वाली कंपनियों की बढ़ेगी सखं्या

1 अप्रैल स ेपहल ेअतंरिम 
लाभांश द ेसकती हैं कई 

कैश रिच कंपनियां
�� बजट में देने वाले के बजाय डिविडेंड 
पाने वाले पर टैक्स देनदारी का प्रस्ताव 
किया गया है

�� इससे कंपनियों के प्रमोटरों को 
डिविडेंड पर 43% तक देना पड़ सकता 
है टैक्स

[ अश्विन मणिकानंदन | मुंबई ]

इ ंश्योरेंस और फाइनेंशियल सके्टर की बड़ी कंपनियों न ेबजट में नए डायरके्ट 
टैक्स सिस्टम की घोषणा स ेपरिवारों की ओर स ेहोन ेवाली बचत पर असर 

पड़ने का डर जताया ह।ै इनका मानना ह ैकि नए टैक्स सिस्टम में सवेिगं्स और 
ULIP और ELSS जैस ेइनवेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स पर टैक्स बनेफेिट न होने से 
पॉलिसीहोल्डर्स ऐसी स्कीमों स ेबाहर निकल सकत ेहैं। 

इडंियाफर्स्ट इंश्योरेंस की CEO आर एम विशाखा ने कहा, 'इशं्योरेंस के 
जरिए जोखिम का प्रबधन करना राष्ट्र निर्माण का एक 
जरूरी हिस्सा है। भारत में हमेशा टैक्स में छूट के साथ 
इनवेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया गया ह।ै' वित्त 
मतं्री निर्मला सीतारमण न ेबजट भाषण में इनकम टैक्स 
एक्ट के सके्शन 80C में सशंोधन के जरिए टैक्सपयेर्स 
को मिलने वाली कम स ेकम 70 एग्जेम्पशंस हटान ेका 
प्रपोजल दिया था। पसैाबाजार के CEO और को-फाउंडर 
नवीन कुकरेजा न ेकहा, 'नए टैक्स सिस्टम स ेलाइफ 
इंश्योरेंस, मेडिकल इशं्योरेंस, पेंशन प्लान और  ELSS 
जैस ेफाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स की डिमांड कम होगी। नए 
सिस्टम को चुनन ेस ेटैक्सपयेर्स की फाइनेंशियल स्थिति 
कमजोर हो सकती ह।ै' दशे के सबस ेबड़े बैंक स ट्ेट बैंक 
ऑफ इंडिया न ेकहा है, 'सैद्धांतिक तौर पर नए टैक्स 
प्रपोजल के पीछे अच्छा इरादा ह ैलकेिन इसस उपभोग 

की मागं तरंुत नहीं बढ़ेगी क्योंकि भारत ऐसा दशे ह ैजहां सोशल सिक्योरिटी का 
दायरा छोटा ह ैऔर यह जरूरी ह ैकि हम परिवारों में वित्तीय बचत को प्रोत्साहन 
दें। उदाहरण के लिए, सके्शन 80C के तहत मिलने वाले एग्जेम्पशंस स ेम्यूचुअल 
फंड्स (ELSS) और इंश्योरेंस कंपनियों को काफी बिजनसे मिलता है। इन 
एग्जेम्पशसं को वापस लने ेस ेइन सवेिगं स्कीम्स में फंड बहतु कम हो सकता ह।ै'

I-T नियमों में बदलाव से 
MF और बीमा कंपनियों 

को लगेगा झटका!

ULIP और ELSS 
जैसे इनवेस्टमेंट 
प्रॉडक्ट्स पर टैक्स 
बेनेफिट न होने से 
निवेशक ऐसी स्कीमों 
से बाहर निकल 
सकते हैं

NRI से जुड़े बजट 
के प्रावधान पर 
सरकार ने दिया 
स्पष्टीकरण




